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23 मार्च, 2018 को उत्‍तरार्थ

विषय : हिमाचल प्रदेश में फसलों के विविधीकरण संबंधी परियोजनाओं हेतु निधि 
3211. श्रीमती विप्लव ठाकुरः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 12 जिलों में फसलों के विविधीकरण संबंधी परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि मांगी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के साथ इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या हाल ही में जेआईसीए के साथ किसी बैठक का आयोजन किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के साथ बैठक की मुख्य बातें क्या हैं?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)

 (क) एवं (ख) : जापान अंतर्राष्‍ट्रीय निगम एजेंसी (जेआईसीए) समर्थित ‘‘हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रमोशन परियोजना’’ को 321.0 करोड़ रु., जिसमें 266.0 करोड़ रु. ओडीए ऋण तथा 55.0 करोड़ रु. राज्‍य का अंशदान है, के परिव्‍यय के साथ जून से हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों (कांगड़ा, मण्‍डी, उना, हमीरपुर और बिलासपुर) में कार्यान्‍वित किया जा रहा है। इस परियोजना की अंतिम तारीख मार्च, 2018 है। हिमाचल प्रदेश सरकार 1009.30 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत सहित सभी 12 जिलों को कवर करते हुए चरण-।। के लिए जीआईसीए में एक प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट प्रस्‍तुत की थी। अनुमानित लागत में 807.3 करोड़ रु. ओडीए ऋण तथा शेष 202.0 करोड़ रु. राज्‍य का अंशदान है जिसमें लाभार्थी का योगदान शामिल है। यह परियोजना जीआईसीए ऋण सहायता हेतु आर्थिक कार्य विभाग, वित्‍त मंत्रालय द्वारा जीआईसीए की रोलिंग योजना में शामिल की गई है। 

(ग) एवं (घ) : आर्थिक कार्य विभाग, वित्‍त मंत्रालय ने जीआईसीए के साथ अपनी बैठक में इस परियोजना पर चर्चा नहीं की है। 
*****
